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lHkh ds fy, vkokl ;kstuk gsrq detksj rcdksa dk oxhZdj.k

2781- Jh izQqYy iVsy% 

D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ 	D;k ljdkj lHkh ds fy, vkokl ;kstuk] 2022 ds varxZr oguh; vkokl gsrq
detksj rcdksa ds oxhZdj.k ds fy, l'kDr ekun.M rS;kj djus dh ;kstuk cuk jgh gS( vkSj

¼[k½ 	D;k ljdkj mDr ;kstuk ds varxZr oguh; vkokl gsrq i;kZIr Hkwfe miyCèk djkus ds fy, 'kgjh Hkwfe ckt+kj dks eqDr djus ds fy, vfuok;Z 'krks± dks Li"V djus dk fopkj j[krh gS\
उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)  
(1) दिनांक 25 जून, 2015 को आरंभ किए गए ''सबके लिए आवास (शहरी)'' मिशन के अंतर्गत 3 लाख रूपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले को आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्‍ल्‍यूएस) और 3-6 लाख रूपए के बीच वार्षिक पारिवारिक आय वाले को निम्‍न आय वर्ग (एलआईजी) के शहरी गरीब के रूप में परिभाषित किया गया है । 

(2) 'भूमि' और 'कालोनिकरण' राज्‍य के विषय हैं और आवास परियोजनाओं के लिए भूमि की जरूरत का मूल्‍यांकन करना उनका कार्य है । तथापि, शहरी भूमि की उपलब्‍धता कमजोर वर्गों सहित सबको आवास प्रदान करने में एक बहुत बड़ी बाधा है । प्रशासनिक अवरोधों को दूर करने की दृष्टि से, किफायती आवास सहित आवास को बढ़ावा देना सुविधाजनक बनाने के लिए ''सबके लिए आवास (शहरी)'' मिशन में अनिवार्य शर्तों के एक सैट को जोड़ा गया है । मिशन में भाग लेने के लिए और केन्‍द्र सरकार से वित्‍तीय सहायता प्राप्‍त करने के लिए राज्‍यों/संघ शासित क्षेत्रों को मिशन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के लिए सहमत होना चाहिए । 
